
प्रेषक,

डा० अम्वरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

संख्या- 18 /2025/105/छिहत्तर-1-2025-क.सं.-1772430
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 करन
ा
 

है।

अधिशासी निदेशक.

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,

लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक २ मार्च, 2025

विषयः प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन

एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय स्वीकृति । (अनुदान संख्या-93)
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4084 /ई-2 (ओ.एण्डएम.) /2024-25 Fin-3,दिनांक 16

जनवरी, 2025का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-

93 के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के

संचालन एवं अनुरक्षण मद में रु 97997.00 लाख धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव

उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की

विभिन्न अनुरक्षणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु रूपये

50000.00 लाख (रूपये पांच अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो /ं प्रतिबन्धों

के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(0) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच

छता मिशन का होगा एवं इस हेतु बचत मद से पुनः धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो. इसका समस्त दायित्व राज्य

पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(1) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है,स्वीकृत

धनराशि के व्यय / उपभोग किये जाने में अन्य वित्तीय नियमों के अनुपालन का दायित्व
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(iv) जिन मामलों में 30प्र0 वजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य

स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की

स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य
प्राप्त कर ली जाय।

(M) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के

विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये

जाने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।








